भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 198
(दिनांक 05.12.2011 को उत्तर देने के लिए)
Hkkjrh; izsl ifj"kn ds v/;{k dks vkSj vf/kd 'kfDr;ka iznku fd;k tkuk
*198.
Jh cyfoanj flag HkqaMj%  
D;k  lwpuk vkSj izlkj.k ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½
D;k Hkkjrh; izsl ifj"kn ds v/;{k us ifj"kn~ dss dk;ks± dk izHkko'kkyh <ax ls fu"iknu djus ds fy, vkSj 'kfDr;ka iznku djus gsrq iz/kku ea=h th dks dksbZ i= fy[kk gS( vkSj

¼[k½
;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS vkSj bl ij ljdkj dh D;k izfrfØ;k gS\
उत्तर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री सी.एम. जातुया)
(क) एवं (ख):
  एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
*****
दिनांक 05.12.2011 के राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 198 के भाग (क) एवं (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण

भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) के अध्‍यक्ष ने संविधान के अनुच्‍छेद 19 के अंतर्गत मीडिया द्वारा अपने कार्यों को समुचित रूप से निष्‍पादित करने और उसके द्वारा सत्‍यनिष्‍ठा से अपने दायित्‍वों का निर्वहन किए जाने के लिए मीडिया को दी गई स्‍वतंत्रता को लेकर संतुलन कायम करने की आवश्‍यकता के मुद्दे को उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। परिषद के अध्‍यक्ष ने प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करके इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया को भारतीय प्रैस परिषद के अधिकार-क्षेत्र में लाने का भी प्रस्‍ताव किया है। इसके अतिरिक्‍त, उन्‍होंने भारतीय प्रैस परिषद को जुर्माना लगाने की शक्‍ति देने, सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्राधिकार देने, समाचारपत्रों के पंजीयन और संपादक या पत्रकार के प्रत्‍यायन के निलंबन/निरस्‍तीकरण का आदेश देने जैसी अधिक शक्‍तियां प्रदान किए जाने हेतु उक्‍त अधिनियम में संशोधन करने का भी सुझाव दिया है।

तदनंतर, भारतीय प्रैस परिषद ने दिनांक 17.11.2011 को हुई अपनी बैठक में भारतीय प्रैस परिषद के अध्‍यक्ष के प्रस्‍ताव पर आगे विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है।
****
